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भारत के जनसांख््ययिकीय लाभांश का भावी प्रयोग
सदंर््भ

	¾ भारत की कार््यशील आय ुवाली आबादी (15 वर््ष से 64 वर््ष की आय ुके 
बीच) का हिस््ससा वर््ष 2011 मेें 59% से बढ़कर वर््ष 2021 मेें 63% हो गया 
और अगले 15 वर्षषों मेें इसके स््थथिर रहने की उम््ममीद ह।ै

	¾ घरेल ूअर््थव््यवस््थथा के दृष्टिकोण से भारत की चनुौती अगले 23 वर्षषों मेें 
वास््तविक प्रति व््यक्ति आय को छह गनुा बढ़़ाना ह।ै अतंर््रराष्ट्रीय श्रम संगठन 
(ILO) की रोज़गार की लगभग सार््वभौमिक परिभाषा ‘वर््तमान साप्ताहिक 
स््थथिति (CWS) या ‘हफ््तते मेें कम-से-कम 1 घटंा काम’ ह।ै 

	¾ दसूरी परिभाषा शायद भारत के लिए अनठूी हो। भारत जैसी उभरती 
अर््थव््यवस््थथाओ ं के लिए ‘सामान््य स््थथिति’ रोज़गार का ज़््ययादा उपयकु्त 
संकेतक ह ैजहाँ कार््यबल का एक बड़़ा हिस््ससा कृषि मेें संलग््न ह।ै इसका 
सीधा-सा कारण यह ह ैकि कार््य का वहृद क्षेत्र कृषि रोज़गार की मौसम-
विशिष्ट प्रकृति को बेहतर ढंग से दर््शशाता ह।ै

भारत सबंंधी डाटा

	¾ भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा एकत्र किए गए डाटा का अनमुान ह ैकि वर््ष 2017-
18 से 2021-22 तक 8 करोड़ (80 मिलियन) से अधिक रोज़गार के अवसर 
सजृित हुए। यह औसतन प्रतिवर््ष 2 करोड़ (20 मिलियन) से अधिक ह।ै 
जलुाई 2023-जनू 2024 के दौरान 15 वर््ष और उससे अधिक आय ुके 
व््यक्तियोों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 60.1% थी।

योजना का सार
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	¾ इसी तरह, सामान््य स््थथिति मेें 15 वर््ष और उससे अधिक आय ुके व््यक्तियोों 

के बीच श्रमिक जनसंख््यया अनपुात (WPR) जलुाई 2022-जनू 2023 के 

दौरान 56% से बढ़कर जलुाई 2023-जनू 2024 के दौरान 58.2% हो 

गया ह।ै

सरंचनात््मक आयाम 

	¾ भारत मेें औद्योगीकरण की शरुुआत धीमी रही ह ैऔर इसलिए पारंपरिक 

व््यवसायोों से अन््यत्र श्रमिकोों के संलग््न होने की दर धीमी रही ह।ै 1980 के 

दशक के बाद गरै-कृषि गतिविधियोों के विस््ततार ने गति पकड़़ी। इससे सकल 

घरेल ूउत््पपाद मेें तेज़ी आई।

	¾ अधिकांश आर््थथिक मॉडलोों मेें, वास््तविक मज़दरूी श्रम उत््पपादकता से जडु़़ी 

होती ह।ै इसका यह अर््थ ह ैकि वहीीं काम कर रह ेलोगोों द्वारा इसे कम किया 

जा सकता ह।ै बढ़ती श्रम उत््पपादकता आम तौर पर दोनोों को दर््शशाती ह।ै इसे 

अर््थशास्त्री बेहतर मानव पूंजी (बेहतर शिक्षा, बेहतर स््ववास््थ््य और बेहतर 

कौशल, साथ ही बेहतर कार््य व््यवहार) और प्रौद्योगिकी कहते हैैं। भारत को 

बढ़ती आय और अधिक रोज़गार दोनोों का लक्षष्य रखना चाहिए।

श्रम उत््पपादकता का रिकॉर््ड 

	¾ उत््पपादकता और आर््थथिक विकास दो सहवर्ती कारक हैैं। भारत का दीर््घकालिक 

उत््पपादकता रिकॉर््ड अच््छछा ह।ै उत््पपादन वदृ्धि का एक अच््छछा हिस््ससा आदर््श 

रूप से उत््पपादकता मेें वदृ्धि के कारण होना चाहिए। इसलिए, रोज़गार वदृ्धि 

को उत््पपादन वदृ्धि के साथ तालमले रखने की आवश््यकता नहीीं ह ैऔर न 

ही होनी चाहिए। इसलिए, विकास मेें तेज़ी लाने की आवश््यकता ह।ै
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मुद्दा आधारित क्षेत्र

	¾ कार््यबल मेें कृषि की हिस््ससेदारी वर््ष 2023 मेें 45.8% से धीरे-धीरे घटकर 

वर््ष 2047 मेें एक-चौथाई रह जाने के साथ, यह अनमुान ह ै कि भारतीय 

अर््थव््यवस््थथा को बढ़ते कार््यबल की ज़रूरतोों को परूा करने के लिए वर््ष 

2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र मेें औसतन लगभग 8 मिलियन रोज़गार के अवसर 

सजृित करने की आवश््यकता ह।ै

महिलाए ँऔर युवा 

	¾ भारत मेें महिला कार््यबल भागीदारी दर एक सकारात््मक संरचनात््मक 

बदलाव की पषु्टि करती ह।ै महिला कार््यबल भागीदारी (FWFP) दर मेें वर््ष 

2019 मेें 24.5% से वर््ष 2023 मेें 37.0% तक की वदृ्धि काफी महत्तत्वपरू््ण 

ह,ै भले ही यह मखु््य रूप से कृषि क्षेत्र मेें हो, जिसमेें स््वय के खाते और 

अवैतनिक पारिवारिक कार््य शामिल हैैं।

	¾ श्रम बाज़ार मेें नए प्रवेशकोों के आय ुवर््ग के लिए, बेरोज़गारी दर वर््ष 2017-

18 मेें 17.8% से घटकर वर््ष 2022-23 मेें 10% हो गई ह।ै रोज़गार क्षेत्र मेें 

पहली बार प्रवेश करने वालोों के बीच बेरोज़गारी के आकँड़़े एक बड़़ी चितंा 

का विषय हैैं। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षषों मेें राज््योों मेें बेरोज़गारी की दर मेें 

भारी गिरावट आशाजनक प्रवतृ्ति दिखाती ह।ै

युवाओ ंऔर महिलाओ ंके मुद्दे पर बजट मेें प्रावधान

	¾ रोज़गार प्रोत््ससाहन और कौशल विकास वर््तमान केें द्रीय बजट के मलू मेें हैैं। 

रोज़गार सजृन के लिए तीन योजनाए ँपैकेज का हिस््ससा हैैं। इसमेें पहली बार 

नए प्रवेशकोों के लिए मज़दरूी सब््ससिडी शामिल ह।ै 
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	¾ महिलाओ ं के नेततृ््व मेें विकास के एजेेंडे को आगे बढ़़ाने और महिला 
श्रम शक्ति की भागीदारी मेें सधुार करने के लिए, कामकाजी महिलाओ ं
के लिए छात्रावासोों की स््थथापना, क्रे च की स््थथापना, महिलाओ ंके लिए 
विशषे कौशल कार््यक्रम आयोजित करने और महिलाओ ंके नेततृ््व वाले 
एसएचजी/उद्यमोों के लिए बाज़ार पहुचँ को बढ़़ावा दनेे सहित कई प्रमखु 
पहलोों को बजट मेें शामिल किया गया ह।ै

फर्ममों का छोटा होना

	¾ भारतीय फर््म रोज़गार के मामले मेें छोटी होती हैैं, धीमी गति से बढ़ती हैैं। 
इतना ही नहीीं, यह न केवल औद्योगिक पश्चिम, बल््ककि चीन एवं मकै््ससिको 
जैसी अन््य उभरती अर््थव््यवस््थथाओ ंकी फर्ममों की तलुना मेें कम उत््पपादक 
होती हैैं। भारत मेें फर्ममों का छोटा आकार और उनसे जडु़़ी कम उत््पपादकता 
उनके श्रमिकोों की मांग को सीमित करती ह।ै 

	¾ इन पहलोों को आगे बढ़़ाने या लाभकारी रचनात््मक विनाश के लिए लक्षित 
दृष्टिकोण के साथ-साथ एम.एस.एम.ई. के प्रसार को बढ़़ावा दनेा आवश््यक 
ह।ै नवीनतम उपलब््ध जानकारी के अनसुार, वर््ष 2015-16 मेें भारत मेें 
63.4 मिलियन असंगठित गैर-कृषि एम.एस.एम.ई. थे। इन उद्यमोों का एक 
बड़़ा हिस््ससा, 99% से अधिक सकू्षष्म इकाइयाँ हैैं।

औपचारिकीकरण

	¾ समय के साथ रोज़गार मेें सधुार के बावजदू रोज़गार की स््थथिति काफी हद 
तक अनौपचारिक एवं निम््न उत््पपादकता वाली बनी हुई ह।ै 90% से अधिक 
रोज़गार अनौपचारिक हैैं और 83% अनौपचारिक क्षेत्र मेें हैैं। यह वर््ष 2000 
मेें 90% के करीब था।
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	¾ रोज़गार प्रतिरूप का झकुाव अभी भी कृषि की ओर ह ै जिसमेें लगभग 

46.6% श्रमिक कार््यरत हैैं (वर््ष 2019 मेें 42.4% की तलुना मेें)। इसके 

लिए गैर-कृषि रोज़गार के सजृन मेें तेज़ी लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने 

की आवश््यकता ह।ै 

राज््योों की भूमिका

	¾ श्रम एवं रोज़गार एक राज््य स््तरीय मदु्दा ह।ै जनसांख््ययिकीय परिवर््तनोों की दरोों 

मेें अतंर के कारण आर््थथिक विकास की प्रकृति एव ंभविष््य की संभावना भारत 

के विभिन््न राज््योों मेें अलग-अलग होगी।

	¾ उत्तर प्रदशे और बिहार जैसे राज््योों मेें रोज़गार के इच््छछु क लोगोों की बढ़ती 

अपेक्षाओ ंको परूा करने वाले नए अवसर सजृित करना एक गंभीर नीतिगत 

चनुौती भी ह।ै साथ ही, केरल एवं तमिलनाडु जैसे राज््योों के लिए श्रम-प्रधान 

क्षेत्ररों के आधार पर भविष््य के विकास की सीमाए ँहैैं, जिनकी आबादी वदृ्ध 

होती जा रही ह।ै यहाँ राज््योों को अनकूुल नीतियोों को तैयार करने और लाग ू

करने के लिए पर््ययाप्त रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर््तन और विकसित भारत@2047

सदंर््भ

	¾ भारत दनुिया मेें सर््ववाधिक आबादी वाले दशेोों मेें से एक होने के कारण 

जलवाय ुपरिवर््तन मेें योगदान दनेे और उससे निपटने मेें सबसे आगे रहा ह।ै 

भारत सरकार ने जलवाय ुपरिवर््तन के जटिल सरोकारोों से निपटने के लिए 

अपने नीतिगत ढाँच ेको विस््ततृत किया ह।ै साथ ही, यह सनुिश्चित किया ह ै

कि आर््थथिक विकास समावेशी एवं टिकाऊ होों।
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राष्ट्रीय स््तर पर निर््धधारित योगदान लक्षष्य और भारत की उपलब््धधियाँ

	¾ वर््ष 2015 मेें अपनाए गए भारत के पहले राष्ट्रीय स््तर पर निर््धधारित योगदान 

(NDC) के अनसुार दशे ने वर््ष 2030 तक अपने सकल घरेल ूउत््पपाद की 

उत््सर््जन तीव्रता को वर््ष 2005 के स््तर की तलुना मेें 33 से 35% तक कम 

करने और वर््ष 2030 तक गैर-जीवाश््म ईधंन ऊर््जजा स्रोतोों से लगभग 40% 

संचयी विद्युत शक्ति स््थथापित क्षमता प्राप्त करने का लक्षष्य रखा ह।ै ये दोनोों 

उद्देश््य समय सीमा से बहुत पहले ही परेू हो गए हैैं। 

	¾ भारत ने जलवाय ुपरिवर््तन से संबद्ध सौर ऊर््जजा उत््पपादन मेें पर््ययाप्त प्रगति 

हासिल की ह।ै वर््ष 2023-24 मेें 15.03 गीगावॉट के उत््पपादन के साथ 30 

अप्रैल, 2024 तक कुल सौर ऊर््जजा उत््पपादन 82.64 गीगावॉट तक पहुचँ 

गया। वित्तीय वर््ष 2023-2024 मेें जलवाय ुलचीलापन, कार््बन पथृक््करण 

एवं संधारणीयता मेें सधुार पर केें द्रित कई महत्तत्वपरू््ण पहलोों को क्रियान््ववित 

किया गया।

पी.एम. सरू््य घर योजना

	¾ ‘पी.एम. सरू््य घर योजना’ को मफु््त बिजली योजना कहा जाता ह।ै इसका 

उद्घाटन प्रधानमतं्री ने 13 फरवरी, 2024 को किया। इसका कुल बजट 

75,021 करोड़ रुपए ह।ै इस पहल का उद्देश््य परेू भारत मेें एक करोड़ 

आवासीय घरोों की छतोों पर सौर पैनल लगाना ह ैजिससे हर महीने 300 

यनूिट तक मफु््त बिजली की आपरू््तति की जा सके। 

	¾ इससे परिवार के बिजली पर आने वाले व््यय को कम करने और उन््हेें 

अतिरिक्त बिजली का उत््पपादन करने तथा ग्रिड को वापस बेचने की सवुिधा 

दकेर संधारणीय ऊर््जजा पद्धतियोों को बढ़़ावा दनेे का लक्षष्य ह।ै
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	¾ यह कार््यक्रम परिवारोों को पंजीकरण करने, अधिकृत विक्रे ताओ ंको चनुने 
और सौर प्रणाली तंत्र के आकार एवं अपेक्षित बचत के बारे मेें जानकारी 
प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प््ललेटफॉर््म प्रदान करके सौर तंत्र 
स््थथापना प्रक्रिया को सरल बनाता ह।ै

	¾ यह पहल आदर््श सौर ग्राम की स््थथापना करके और सौर प्रतिष्ठानोों को 
प्रोत््ससाहित करने के लिए पंचायतोों एवं शहरी स््थथानीय निकायोों सहित 
स््थथानीय अधिकारियोों को प्रोत््ससाहित करके ग्रामीण क्षेत्ररों मेें इसको अपनाने 
पर ज़ोर दतेी ह।ै

	¾ इस प्रयास का उद्देश््य सौर क्षमता को 30 गीगावॉट तक बढ़़ाना ह।ै इससे 
भारत के नवीकरणीय ऊर््जजा उद्देश््योों को आगे बढ़़ाया जाएगा जिसका लक्षष्य 
2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता हासिल करना ह।ै

सॉवरेन ग्रीन बॉन््ड : जलवायु से सबंंधित क्रियाकलापोों का वित्तपोषण

	¾ भारत ने सॉवरेन ग्रीन बॉन््ड जारी करके पर््ययावरण की दृष्टि से टिकाऊ 
गतिविधियोों को वित्तपोषित करने मेें महत्तत्वपरू््ण प्रगति की ह।ै सरकार पर््ययावरण 
संवर््धन परियोजनाओ ंके लिए पूंजी जटुाने के लिए ‘ग्रीन बॉन््ड’ नामक ऋण 
उपकरण जारी करती ह।ै भारत ने वर््ष 2024 मेें जारी किए गए ग्रीन बॉन््ड 
की शरुुआती किश््त से 8,000 करोड़ रुपए हासिल किए। ग्रीन इफं्रास्टट्रक््चर 
पहलोों को वित्तपोषित करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त 
आवंटन किया गया ह ैजो जलवाय ुकी प्रतिरोधी क्षमता मेें निवेश बढ़़ाने के 
लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर््शशाता ह।ै

	¾ सॉवरेन ग्रीन बॉन््ड फ्रेम वर््क  वित्तपोषण के लिए आवश््यक क्षेत्ररों को रेखांकित 
करता ह ै जिसमेें नवीकरणीय ऊर््जजा (सौर, पवन, बायोमास), जलवाय ु
परिवर््तन अनकूुलन और प्रदषूण शमन शामिल हैैं। भारत द्वारा ग्रीन बॉन््ड 
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को अपनाना एक रणनीतिक वित्तीय पहल और पेरिस समझौते तथा कॉप 
26 जैसे वैश्विक जलवाय ुसम््ममेलनोों मेें स््थथापित दायित््वोों के पालन का एक 
अतंर््रराष्ट्रीय संकेत, दोनोों ह।ै

गोबरधन पहल : मवेशियोों से नकद लाभ
	¾ सरकार की गोबरधन (गैल््वनाइजिग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) 
योजना का उद्देश््य 2023-24 के बजट मेें घोषित 500 नई बायोगैस संयंत्ररों 
की स््थथापना के माध््यम से कचरे को धन मेें बदलना ह।ै ये संयंत्र बड़़े पैमाने 
पर मवेशियोों के गोबर और अन््य जैविक कचरे को बायोगैस मेें बदल देेंगे 
जो एक हरित ऊर््जजा स्रोत ह।ै 

	¾ यह योजना भारत के वहृत ् उद्देश््य से मले खाती ह ै जिसमेें एक चक्रीय 
अर््थव््यवस््थथा प्राप्त करना और जीवाश््म संसाधनोों पर निर््भरता कम करना 
शामिल ह।ै गोबरधन ग्रामीण क्षेत्ररों मेें अपशिष्ट प्रबंधन की सवुिधा प्रदान 
करके और जैविक खाद एवं जैव उर््वरकोों सहित जैव-उत््पपादोों व उप-उत््पपादोों 
के व््ययावसायीकरण के माध््यम से आर््थथिक अवसर उत््पन््न करके स््वच््छ 
भारत मिशन को बढ़़ावा दतेा ह।ै

महत्तत्वपर््ण खनिज मिशन : खनिजोों को प्राथमिकता
	¾ भारत ने वर््ष 2024-25 के बजट के तहत एक महत्तत्वपरू््ण खनिज मिशन 
शरुू किया ह ैजिसका लक्षष्य स््थथानीय उत््पपादन को बढ़़ाना और तांबा एवं 
लिथियम जैसे आवश््यक खनिजोों का पनुर््चक्रण करना ह।ै ये खनिज रक्षा, 
कृषि, ऊर््जजा, औषधि और दरूसंचार जैसे उद्योगोों के लिए आवश््यक हैैं। 

	¾ मिशन का महत्तत्व घरेल ूउत््पपादन व पनुर््चक्रण को बढ़़ाने, आवश््यक खनिजोों 
को चिह्नित करने, आयात निर््भरता को कम करने, अन््ववेषण मेें तेजी लाने, 
बाहर से खनिज प्राप्त करने, संसाधन दक्षता को अनकूुलित करने, खनिजोों को 
पनुर््चक्रित करने और उचित अनसुंधान एवं विकास के माध््यम से विकल््पोों 
की खोज करने मेें निहित ह।ै
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तटीय आवास एवं मूर््त आय के लिए मैैंग्रोव पहल (मिष्टी)
	¾ जनू 2023 मेें आरंभ की गई तटीय आवास एवं मरू््त आय के लिए मैैंग्रोव 
पहल (मिष्टी) एक व््ययापक परियोजना ह ैजिसे भारत के सभी तटीय क्षेत्ररों मेें 
मैैंग्रोव पनुर््वनीकरण व संरक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया ह।ै कार््बन को 
सोखने और तफूानोों व समदु्र के बढ़ते स््तर के खिलाफ प्राकृतिक अवरोधक 
के रूप मेें जलवाय ुपरिवर््तन से निपटने मेें मैैंग्रोव आवश््यक हैैं।

	¾ अपने पर््ययावरणीय लाभोों के अलावा मिष्टी का एक सामाजिक-आर््थथिक पहल ू
भी ह।ै इस पहल के तहत इकोटूरिज््म, संधारणीय मत््स््य पालन और विभिन््न 
मैैंग्रोव-आधारित उद्योगोों को बढ़़ावा दकेर तटीय लोगोों की आजीविका 
सरुक्षा मेें सधुार वांछित ह।ै प्राकृतिक कार््बन सिक के रूप मेें उनमेें महत्तत्वपरू््ण 
उत््पपादकता और कार््बन अवशोषण क्षमताए ँहैैं। यह पहल वर््ष 2030 तक 
भमूि क्षरण तटस््थता प्राप्त करने और 26 मिलियन हके््टटेयर क्षतिग्रस््त भमूि 
का पनुर््ववास करने के भारत के उद्देश््य से मले खाती ह।ै

अमृत धरोहर : आर्दद्रभमि के माध््यम से जलवायु परिवर््तन का मुकाबला
	¾ अमतृ धरोहर योजना को केें द्रीय बजट 2023-24 मेें परेू दशे मेें आर्दद्रभमूि की 
जैव विविधता मेें सधुार लाने के लिए आर्दद्रभमूि के उपयोग को अधिकतम 
करने के लक्षष्य के साथ शरुू किया गया था।

	¾ आर्दद्रभमूि के सर्वोत्तम संभव उपयोग को बढ़़ावा दनेे और जैव विविधता, 
कार््बन भडंारण, इकोटूरिज््म संभावनाओ ं एवं स््थथानीय समदुाय के आय 
सजृन मेें सधुार करने के लिए 2023-24 से शरुू होने वाले अगले तीन वर्षषों 
के दौरान इस योजना को क्रियान््ववित किया जाएगा। 

	¾ अमतृ धरोहर इकोटूरिज़््म को बढ़़ावा दकेर और स््थथानीय समदुायोों के 
लिए वैकल््पपिक आजीविका का सजृन करके कार््बन अवशोषण एवं जैव-
विविधता दोनोों के लिए आवश््यक पारिस््थथितिकी तंत्र, आर्दद्रभमूि को बहाल 
करने तथा सरुक्षित रखने का प्रयास करता ह।ै
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ग्रीन क्रेडि ट प्रोग्राम : वनीकरण को प्रोत््ससाहन

	¾ वर््ष 2023 मेें शरुू किया गया भारत का ग्रीन क्रेडि ट प्रोग्राम (GCP) वनीकरण 

एवं पनुर््वनीकरण प्रयासोों को बढ़़ावा दनेे के लिए एक अभिनव रणनीति 

ह।ै पर््ययावरण मतं्रालय ने अप्रैल 2024 मेें जी.सी.पी. के लिए संशोधित 

अनशुसंाए ंजारी कीीं। नए नियम वनीकरण के माध््यम से पारितंत्र की बहाली 

पर ज़ोर दतेे हैैं। यह पहल लोगोों, उद्योगोों एवं समदुायोों द्वारा क्षरित वनभमूि पर 

वकृ्ष लगाने को बढ़़ावा दतेी ह ैजिससे बाज़ार विनिमय के लिए ग्रीन क्रेडि ट 

अर््जजित होता ह।ै

	¾ यह कार््यक्रम वर््ष 2070 तक शदु्ध-शनू््य उत््सर््जन प्राप्त करने की भारत की 

व््ययापक रणनीति का अभिन््न अगं ह।ै इस कार््यक्रम का उद्देश््य वनावरण 

बढ़़ाने और कार््बन उत््सर््जन को कम करने के उद्देश््य से वनीकरण को बड़़े 

पैमाने पर आगे बढ़़ाना ह।ै राष्ट्रीय वनरोपण कार््यक्रम (NAP) और प्रतिपरूक 

वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) आगे की पहल 

हैैं जो जी.सी.पी. को बढ़़ाती हैैं।

सौर पार््क  योजना

	¾ वर््ष 2014 मेें शरुू की गई सौर पार््क  योजना को वित्त वर््ष 2025-26 तक 

बढ़़ा दिया गया ह।ै इस योजना का उद्देश््य दशे भर मेें सौर पार््क  बनाना ह,ै 

जिससे भारत को 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश््म ईधंन बिजली 

के अपने महत््ववाकांक्षी लक्षष्य को प्राप्त करने मेें मदद मिलेगी। यह योजना 

सरकारोों द्वारा अक्षय ऊर््जजा अवसंरचना के विकास को प्रोत््ससाहित करती ह ै

और सौर ऊर््जजा परियोजनाओ ंमेें निजी क्षेत्र की भागीदारी को जटुाती ह।ै
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इकोमार््क  योजना

	¾ 26 सितंबर, 2024 को पर््ययावरण, वन एवं जलवाय ुपरिवर््तन मतं्रालय ने 
इकोमार््क  नियम 2024 अधिसचूित किए। वर््ष 1991 की इकोमार््क  योजना 
को नए नियमोों के साथ लाया गया ह।ै भारत सरकार ने पर््ययावरण के लिए 
लाभकारी वस््ततुओ ंको लेबल करने के लिए इकोमार््क  योजना शरुू की। इस 
योजना का प्रबंधन भारतीय मानक ब््ययूरो (BIS) द्वारा किया जा रहा ह।ै

	¾ इसमेें साबनु एवं डिटर्जजेंट, पेेंट, खाद्य पदार््थ, लबु्रिकेटिग ऑयल, पैकेजिंग 
सामग्री, आर््ककि टेक््चरल पेेंट, पाउडर कोटिग, बैटरी, इलेक्ट्रिकल एवं 
इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य योजक, लकड़़ी के विकल््प, सौौंदर््य प्रसाधन, 
एरोसोल व प्रोपेलेेंट, प््ललास््टटिक उत््पपाद, वस्त्र, अग््ननिशामक, चमड़़ा तथा 
कॉयर उत््पपाद सहित कई उत््पपाद श्रेणियाँ शामिल हैैं।

	¾ इस योजना के क्रियान््वयन मेें बी.आई.एस. निम््नलिखित कार्ययों 
के लिए उत्तरदायी है- 

लाइसेेंस का नवीनीकरण

	¾ निलंबन एवं निरस््ततीकरण तथा निरीक्षण करना 
	¾ किसी भी सामग्री या पदार््थ के विश्लेषण के लिए नमनेू लेना जिसके संबंध मेें 
इकोमार््क  का उपयोग किया गया ह।ै

	¾ बी.आई.एस. ने इस सिस््टम को लाग ू करने के लिए प्रासंगिक भारतीय 
मानकोों मेें से इकोमार््क  के लिए अतिरिक्त मानकोों को अपनाया। लाइसेेंस के 
संचालन को विनियमित करने वाले नियम एवं शर्ततें, भारतीय मानक ब््ययूरो 
अधिनियम के अधीन होनी चाहिए। साथ ही, इसके तहत स््थथापित संबंधित 
नियम एवं विनियम के भी अधीन होने चाहिए।
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	¾ प्रधानमतं्री नरेेंद्र मोदी ने 26 सितंबर, 2024 को परम रुद्र सपुरकंप््ययूटिग 
सिस््टम लॉन््च किया जो भारत की तकनीकी प्रगति और आत््मनिर््भरता 
की खोज मेें एक बड़़ी उपलब््धधि को दर््शशाता ह।ै सेेंटर फॉर डेवलपमेेंट ऑफ 
एडवांस््ड कंप््ययूटिग (सी-डैक) द्वारा निर््ममित यह अत््ययाधनुिक कंप््ययूटर दशे की 
हाई परफॉरमेेंस कंप््ययूटिग क्षमता को महत्तत्वपरू््ण रूप से बढ़़ाती ह।ै यह उद्यम 
इडंस्ट्री 4.0 मेें भारत की सफलता की आधारशिला ह।ै 

राष्ट्रीय स््वच््छ वायु कार््यक्रम

	¾ अलग-अलग सरोकार होने के बावजदू वाय ुप्रदषूण एवं जलवाय ुपरिवर््तन 
आपस मेें गहरे रूप से जडु़़े हुए हैैं। जनवरी 2019 मेें भारत सरकार ने बढ़ते 
वाय ुप्रदषूण, विशषेकर शहरी क्षेत्ररों मेें, से निपटने के लिए राष्ट्रीय स््वच््छ 
वाय ुकार््यक्रम (NCAP) की शरुुआत की। इस पहल का उद्देश््य वर््ष 2024 
तक पार््टटिकुलेट मटैर यानी कणिका तत््व (PM 10 एवं PM 2.5) के स््तर 
को 20-30% तक कम करना ह ैजो राष्ट्रीय परिवेशी वाय ुगणुवत्ता मानकोों 
(NAAQS) के तहत गैर-प्राप्ति क्षेत्ररों के रूप मेें घोषित 132 शहरोों पर 
केें द्रित ह।ै 

राष्ट्रीय जलवायु परिवर््तन कार््य योजना (NAPCC): एक समग्र 
दृष्टिकोण

	¾ वर््ष 2008 मेें शरुू की गई राष्ट्रीय जलवाय ु परिवर््तन कार््य योजना 
(NAPCC)] जलवाय ुपरिवर््तन से संबद्ध मदु्ददों के निवारण के लिए भारत का 
मौलिक दृष्टिकोण ह।ै एन.ए.पी.सी.सी. जलवाय ुपरिवर््तन के प्रति समदुायोों 
एवं पारितंत्र की संवेदनशीलता को कम करने के लिए शमन व अनकूुलन 
उपायोों को आगे बढ़़ाने का प्रयास करता ह।ै एन.ए.पी.सी.सी. के तहत प्रमखु 
मिशनोों मेें शामिल हैैं :
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	¾ राष्ट्रीय सौर मिशन: वर््ष 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर््जजा प्राप्त करने 
के लक्षष्य के साथ सौर ऊर््जजा विकास को बढ़़ावा दतेा ह।ै

	¾ राष्ट्रीय जल मिशन: जल संरक्षण, प्रबंधन एवं जल संसाधनोों के कुशल 
उपयोग पर केें द्रित ह ैक््योोंकि इसका मानना ह ैकि जलवाय ुपरिवर््तन से जल 
की कमी मेें वदृ्धि होगी।

	¾ राष्ट्रीय सतत ्कृषि मिशन: जल-दक्ष सिचाई, फसल विविधीकरण और 
मदृा प्रबंधन पद्धतियोों जैसी अनकूुलनीय तकनीकोों को बढ़़ावा दकेर कृषि 
को जलवाय ुपरिवर््तन के प्रति लचीला बनाने का प्रयास करता ह।ै

	¾ हरित भारत मिशन: वनीकरण एवं पारिस््थथितिकी-पनुर््स्थथापना, वनोों और 
गैर-वन क्षेत्ररों मेें कार््बन पथृक््करण क्षमता को बढ़़ाने का लक्षष्य रखता ह।ै

	¾ एन.ए.पी.सी.सी. राष्ट्रीय सतत ्आवास मिशन के माध््यम से शहरी अनकूुलन 
पर ज़ोर दतेा ह ैऔर जलवाय ुपरिवर््तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय 
मिशन के माध््यम से अनसुंधान कार््य को आगे बढ़़ाता ह।ै

ऊर््जजा सरंक्षण (सशंोधन) विधेयक, 2022

	¾ दिसंबर 2022 मेें पारित ऊर््जजा संरक्षण (संशोधन) विधयेक, 2022 ऊर््जजा 
दक्षता एवं डीकार्बोनाइजेशन की दिशा मेें भारत के विधायी प्रयास का 
प्रतिनिधित््व करता ह।ै ऊर््जजा संरक्षण अधिनियम, 2001 मेें यह संशोधन गैर-
जीवाश््म ईधंन ऊर््जजा स्रोतोों के उपयोग को अनिवार््य बनाता ह ैजो भारत के 
नवीकरणीय ऊर््जजा मेें बदलाव के प्रयास को गति दनेे के लिए महत्तत्वपरू््ण ह।ै

	¾ यह प्रणाली व््यवसायोों को आर््थथिक प्रोत््ससाहन प्रदान करके निम््न कार््बन 
उत््सर््जन कार््य पद्धतियोों को अपनाने के लिए प्रोत््ससाहित करती ह।ै उद्योग 
निर््धधारित सीमा से नीच े उत््सर््जन को कम करके कार््बन क्रेडि ट अर््जजित 
कर सकते हैैं और ये क्रेडि ट उन कंपनियोों को बेच ेजा सकते हैैं जो अपनी 
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उत््सर््जन सीमा को पार करती हैैं। पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय 
स््तर पर निर््धधारित योगदान (NDC) कार््बन तीव्रता को कम करने के महत्तत्व 
को उजागर करते हैैं और यह विधयेक उन लक्षष्ययों को प्राप्त करने मेें एक 
आवश््यक साधन ह।ै

वर््ष 2070 तक नेट-ज़ीरो के लिए दीर््घकालिक रणनीति

	¾ कॉप-27 (मिस्र के शर््म अल-शखे मेें आयोजित संयकु्त राष्टट्र जलवाय ुपरिवर््तन 
ढाँचा अभिसमय (UNFCCC) के पक्षकारोों का 27वाँ सम््ममेलन) मेें भारत 
ने अपनी दीर््घकालिक निम््न उत््सर््जन विकास रणनीति (LT-LEDS) 
प्रस््ततुत की ह ैजो वर््ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत््सर््जन प्राप्त करने के लिए दशे 
के रोडमपै की रूपरेखा प्रस््ततुत करती ह।ै भारत के एल.टी.-एल.ई.डी.एस. मेें 
ऐसे प्रमखु रणनीतिक बदलाव शामिल हैैं, जैसे-

	� विद्युत प्रणालियोों का निम््न कार््बन विकास

	� कुशल, समावेशी निम््न कार््बन परिवहन प्रणाली

	� शहरी अनकूुलन एवं टिकाऊ शहरीकरण

	� वन एवं वनस््पति आवरण को बढ़़ाना

	� कार््बन डाइऑक््ससाइड हटाने की प्रौद्योगिकी


